भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1264
दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए
गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शिशु देखभाल गृहों का निरीक्षण
1264. 
श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित शिशु देखभाल गृह का निरीक्षण करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी सभी शिशु देखभाल गृहों की पहचान करने के लिए कहा है जो संभवतः बाल तस्करी जैसे गैर-कानूनी कार्यों में संलिप्त हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
डा. वीरेन्‍द्र कुमार                        महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य  मंत्री
(क) और (ख) : जी हां, आश्रय गृहों में होने वाले लैंगिक शोषण की विचलित करने वाली खबरों को देखते हुए, मंत्रालय ने सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों से बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआईज) का दावा करने वाली सभी संस्‍थाओं की शीघ्रता से जांच करने और मंत्रालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए कहा है। तदनुसार, राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जिला मजिस्‍ट्रेट/जिला कलैक्‍टर की देखरेख में जांच करने के लिए कहा गया था। राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया कि 8244 पंजीकृत बाल देखरेख संस्‍थाओं में से 539 संस्‍थान विभिन्‍न कारणों से बंद कर दिए गए थे। मंत्रालय ने किसी बाल देखरेख संस्‍था में होने वाले लैंगिक शोषण की अप्रिय घटना के मामले में बच्‍चों के जीवन में आने वाले अवरोध की स्‍थिति में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्शी भी जारी किया है। 
(ग) और (घ) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 में सभी बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआई) के लिए राज्‍य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत किया जाना अनिवार्य बताया गया है। इसके अतिरिक्‍त, किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 66 (2) और दत्‍तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 58 में सभी बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआई) तथा इसके लिंकेजों को विशिष्‍ट दत्‍तकग्रहण प्राधिकरण (एसएसए) से अनिवार्य पंजीकरण करने की व्‍यवस्‍था की गई है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्णय लेने की सलाह दी है कि क्‍या इस बात की आवश्‍यकता है कि (क) संस्‍थान के प्रबंधन और स्‍टाफ को तो पूरी तरह से बदल दिया जाए जबकि बच्‍चे उसी संस्‍थान में ही रहते रहें, या (ख) बच्‍चों को किसी अन्‍य संस्‍थान में भेज दिया जाए। यदि जिला मजिस्‍ट्रेट किसी अन्‍य संस्‍थान में बच्‍चों को भेजने का निर्णय लेते हैं तो अतिरिक्‍त निवासियों की व्‍यवस्‍था करने के लिए किसी अन्‍य बाल देखरेख संस्‍थान में संसाधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 
*******
